
 339  Matters  Under

 [at  मनीराम  बागड़ी]

 क्षति  हुई  है  ।  हरियाणा  सरकार  ने

 ओले  से  नष्ट  हुई  फसलों  के  संबंध  में
 400  रुपए  प्रति  एकड़  की  दर  से  क्षति-

 करने का  निर्णय  किया  है,  तथापि

 बिजली  गिरने,  भारी  वर्षा  और  चक्रबात

 ale  के  कारण  नष्ट  हुई  फसलों  की  क्षति-

 पूर्ति  के  लिए  भ्र भी  तक  कोई  निर्णय  नहीं
 लिया  गया  है,  हालांकि  इनसे  wat  के

 मुकाबले  कहीं  अधिक  हानि  हुई  है  ।

 अतः  में  सरकार  से  ०५. अनुराध  करता हूं
 कि  वह  जिन  राज्यों में  फसलों  को  क्षति

 पहुंची  है  उन्हों  वित्तीय  सहायता  देने  के
 बारे  में  क्वीर  करे,  ताकि  प्रभावित

 कृषकों  की  पर्याप्त  रूप  से  क्षतिपूर्ति  हों
 सक े।

 (ij)  NEED  TO  WIDEN  THE  NATIONAL
 HicHway  IN  THE  EASTERN  1.

 NEAR  GHAzZIPUR,  AZAMGARH  AND
 UpTO  GORAKHPUR,

 श्री  महाबीर  प्रसाद.  (वां सं गांव )
 उपाध्यक्ष  महोदय,  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वांचल
 में  एक.  राष्ट्रीयकृत  मार्ग  जो.  गाजीपुर,
 ग्रा जम गढ़  होते  हुए  गोरखपुर  तक  फैला

 हुआ  है,  स्थित  है  ।  यह  मार्ग  झ्ाथिक

 दृष्टिकोण  से,  पेंशन  दृष्टिकोण  सें,  श्रौद्यो-

 गीत  दृष्टिकोण  से  तथा  सैनिक  दृष्टिकोण

 से  काफी  महत्वपूर्ण  स्थान  रखता  है  ।

 इसी  माग  से  प०  बंगाल,  बिहार,  उड़ीसा

 तथा  मथ्य  प्रदेश  के  कोयले  की  खानों  से

 कोयला  ट्रकों  द्वारा  मंगाया.  जाता  है

 त्या  साथ  हो  साथ  भ  सावल  से  केला  एवं

 प्रहमदाबाद  शौर  बंबई  में  स्थित  कपड़े  की

 मिलों  से  कपड़ा  भी  मंगाया  जाता  हैं  ।

 ऐसी  परिस्थिति  में  उक्त  मार्ग  जो  काफी

 सकरा  है  और  गत  वर्षाकाल  में  काफी

 जगहों पर  धंस  गया  था  ।  फलस्वरूप

 कई  महीनों  तक  उक्त  मा  बंद  पड़ा

 रहा  ।  अ्रब  कुछ  जगहों  पर  कुछ  कार्य  हो
 रहा  है  जो  संतोषजनक  नहीं  है  ।'
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 अविलंब  उक्त  मार्ग  को  चौड़ा  करने

 ले  सके  ale  उक्त  क्षेत्र  का  पिछड़ापन

 दूर  हो  सके  ।

 (iv)  REPORTED  CIRCULAR  TO  THE  CHIEF
 MINISTERS  FOR  OBTAINING  CONSENT
 FROM  ADDITIONAL  JUDGES  FOR  AP-
 POINTMENT  AS  PERMANENT  JUDGES

 IN  THE  OTHER  HicH  Courts

 PROF.  MADHU  DANDAVATE
 (Rajapur):  It  has  been  reported  that

 the  Union  Law  Minister  has  address-
 ed  a  circular  to  the  Chief  Ministers  of
 States  requesting  them  to  secure  the
 consent  of  all  additional  judges  work-
 ing  in  High  Courts  to  be  appointed  as
 permanent  judges  in  any  other  High
 Court  in  India.

 The  additional  judges  are  expected
 to  give  three  preferences  for  appoint-
 ment  as  permanent  judges.

 It  is  further  learnt  that  the  Chief
 Ministers  have  also  been  asked  to  se-
 cure  such  consent  from  persons  who
 have  already  been  appointed  or  may
 in  future,  be  considered  for  initial
 appointment  as  High  Court  Judges.

 Article  222  of  the  Constitution  re-
 दिगर  t०  transfers  of  High  Court
 Judges  states  that  the  President  may,
 after  consultation  with  the  Chief  Jus-
 tice  of  India  transfer  a  judge  from
 one  High  Court  to  any  other  High
 Court.  However,  the  article  is  silent
 on  whether  prior  consent  of  the  affec-
 ted  judges  js  also  necessary  for  the
 purpose.  In  the  controversy  over  the
 recent  transfer  of  the  Chief  Justices
 of  the  Patna  and  Madras  High  Coyrts
 a  common  point  made  was  that  the
 consent  of  the  concerned  Chief  Jus-
 tices  had  not  been  taken.  The  argu-
 ment  had  great  moral  validity.


